
  

 

भारत सरकार 

श्रम और रोजगार मतं्रालय 

लोक सभा 

ऄताराकंकत प्रश्न सखं्या-2255 

सोमवार, 8 मार्च, 2021/17 फाल्गनु, 1942 (शक) 

 

ईच्च वतेन वाली नौकररया ं
 

2255. श्रीमती साजदा ऄहमदः 

 

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बतान ेकी कृपा करेंगे ककः 

 

(क)  दशे भर में ईच्च वेतन वाली नौकररयों का सृजन करने के ललए सरकार न ेक्या नीलत तयैार की है; 

(ख)  सरकारी क्षेत्र में राज्य-वार ककतने ऄनुबंलधत कामगार कायचरत ह;ै  

(ग) कोलवड-19 महामारी के पश्चात् एमएसएमइ क्षेत्र में ककतनी नइ नौकररयों का सृजन ककया गया है; 

और 

(घ)  लवगत तीन वषों के दौरान सरकारी ईपक्रमों (पीएसयू) द्वारा ककतनी रोजगार प्रदान ककया गया है? 

 
 

ईत्तर 

श्रम और रोजगार राज्य मतं्री (स्वततं्र प्रभार) 

(श्री सतंोष कुमार गगंवार) 

 

(क):  सरकार न े र्ार श्रम संलहताओं नामतः मजदरूी पर सलंहता, 2019, औद्योलगक सबंध संलहता, 

2020, सामालजक सुरक्षा पर संलहता, 2020 तथा व्यावसालयक सुरक्षा, स्वास््य एवं कायचकारी दशाए ं

संलहता, 2020’ ऄलधसूलर्त की हैं। श्रम काननूों का संलहताकरण, ऄन्य बातों के साथ-साथ, पररभाषाओं एवं 

प्रालधकाररयों की बहुलता को कम करता ह ै एवं श्रम कानूनों के प्रवतचन में प्रौद्योलगकी के प्रयोग एवं 

कायाचन्वयन को सुकर बनाता ह ैतथा प्रवतचन में पारदर्शशता एवं ईत्तरदालयत्व लाता ह ैजो दशे में और ऄलधक 

ईद्यमों की स्थापना का संवधचन करेगा लजससे दशे में रोजगार ऄवसरों के सजृन का ईत्पे्ररण होगा। यह श्रम 

बाजार की कठोरता को घटाकर ईद्योगों की स्थापना का भी संवधचन करेगा तथा परेशानी रलहत ऄनुपालन 

को सुकर बनाएगा। 

 

(ख):  ऐसे कोइ भी अकंड े कें द्रीय रूप से नहीं रख े जात े हैं। हालांकक, संलवदा श्रम (लवलनयमन और 

ईन्मूलन) ऄलधलनयम, 1970 के तहत वषच 2019 में लाआसेंस प्राप्त ठेकेदारों द्वारा कवर ककए गए संलवदा श्रम 

की संख्या लनजी और सावचजलनक क्षेत्र में कें द्रीय क्षेत्र के प्रलतष्ठानों में 22,54,732 ह।ै 

 

(ग):  सरकार ने लवशेषकर पर कोलवड -19 महामारी के ईपरांत की लस्थलत में दशे में प्रत्यक्ष/ऄप्रत्यक्ष 

रोजगार सृलजत करने के ललए एमएसएमइ क्षेत्र को समथचन दनेे के ललए अत्म लनभचर भारत ऄलभयान के 

तहत ऄनेक ईपाय ककए हैं। आन ईपायों में से कुछ हैं: 

 

 

 

 



 

 

 

(i) एमएसएमइ के ललए 20,000 करोड रुपये का ऄधीनस्थ ऋण। 

(ii) एमएसएमइ सलहत व्यवसाय के ललए 3 लाख करोड रुपए का गारंटी मुक्त स्वर्ाललत ऋण। 

(iii) एमएसएमइ फंड ऑफ फंड्स के माध्यम से 50,000 करोड रु. का आकिटी आन््यूजन। 

(iv) एमएसएमइ के वगीकरण के ललए नए संशोलधत मापदडं। 

(v) लबजनेस में सुगमता के ललए “ईद्यम पंजीकरण” के माध्यम से एमएसएमइ का नया पंजीकरण। 

(vi) 200 करोड रुपये तक के ऄलधप्रापण के ललए कोइ वैलिक लनलवदा नहीं, आससे एमएसएमइ को 

सहायता लमलेगी लमलेगी। 

 

अरबीअइ ने भी एमएसएमइ के लवत्तीय तनाव को कम करने के ललए कइ ईपायों की घोषणा की ह।ै 

 

एमएसएमइ मंत्रालय प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कायचक्रम (पीएमइजीपी) का कायाचन्वयन कर रहा 

ह,ै जो एक प्रमुख के्रलडट-ललक्ड सलससडी कायचक्रम ह ै लजसका ईद्दशे्य पारंपररक कारीगरों और बेरोजगार 

युवाओं की मदद करके गैर-कृलष क्षेत्र में सूक्ष्म ईद्यमों की स्थापना के माध्यम स े स्व-रोजगार के ऄवसर 

सृलजत करना ह।ै 

 

अत्मलनभचर भारत रोजगार योजना (एबीअरवाइ) सामालजक सरुक्षा लाभों के साथ- साथ नए 

रोजगार के सृजन को प्रोत्सालहत करने तथा कोलवड-19 महामारी के दौरान रोजगार की हालन के 

प्रलतस्थापन हते ुप्रारंभ की गइ ह।ै कमचर्ारी भलवष्य लनलध संगठन (इपीएफओ) द्वारा कायाचलन्वत की जा रही 

यह योजना एमएसएमइ सलहत लवलभन्न क्षेत्रों/ईद्योगों के लनयोक्ताओं पर लवत्तीय दबाव कम करती ह ैएवं 

ईन्हें और ऄलधक कमचर्ाररयों को कायच पर रखने के ललए प्रोत्सालहत करती ह।ै एबीअरवाइ के तहत, भारत 

सरकार दो वषच की ऄवलध हतेु इपीएफओ से पंजीकृत प्रलतष्ठानों की कमचर्ारी संख्या के अधार पर, 

कमचर्ाररयों के ऄंशदान (वेतन का 12%) तथा लनयोक्ता के दये ऄंशदान (वेतन का 12%)-दोनों का ऄथवा 

केवल कमचर्ाररयों का ऄंशदान वहन कर रही ह।ै  

 

(घ):  ईपलसध अंकडों के ऄनुसार, लपछले तीन वषों के ललए कें द्रीय सावचजलनक क्षते्र के ईद्यमों 

(सीपीएसइ) में लनयोलजत व्यलक्तयों की कुल संख्या नीर् ेदी गइ ह:ै 

 

वषच सीपीएसइ में रोजगार 

2017 15,03,093 

2018 15,54,967 

2019 15,14,064 

***** 


